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25 अप्रैल, 2012 के उत्‍तर के लिए 
vkU/zk izns'k esa jktho vkokl ;kstuk dk dk;kZUo;u
2286- Jh ohñ guqear jko% 
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%
¼d½ 
D;k vkU/zk izns'k esa jktho vkokl ;kstuk ¼vkjñ,ñokbZñ½ dk;kZfUor dj nh xbZ gS(

¼[k½ 
;fn gka] rks pkyw o"kZ ds nkSjku 'kgjksa dh la[;k vkSj mUgsa tkjh dh xbZ fuf/k;ksa dh  /kujkf'k dk C;kSjk D;k gS( vkSj

¼x½ 
bl dk;ZØe ds varxZr 'kgjksa ds p;u dk ekunaM D;k gS\
उत्‍तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
(कुमारी सैलजा)
(क):
जी हां । 
(ख):
चालू वित्‍त वर्ष में आंध्र प्रदेश सरकार को कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं । तथापि, स्‍लम मुक्‍त शहर योजना स्‍कीम -राजीव आवास योजना के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए वृहत हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी), वृहत विशाखापट्नम नगर निगम (जीवीएमसी), विजयवाडा, तिरूपति, गुण्‍टूर, नैल्‍लोर, कुरनूल, राजामुंड्री, वारंगल, ककिनाडा और रामागुंडम शहरों में वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान 14.42 करोड रूपये जारी किए गए हैं । वित्‍तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, राजीव आवास योजना के अंतर्गत हैदराबाद में एक पायलट परियोजना के लिए पहली किस्‍त के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार को 741.59 लाख रूपये जारी किए गए हैं । 
(ग):
शहरों का चयन केन्‍द्र के परामर्श से किया जाएगा । राज्यों द्वारा शहरों के विकास की गति, स्लमों, अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता और क्षेत्रों जहां संपति का अधिकार दिया गया है, पर उपयुक्त विचार करते हुए जेएनएनयूआरएम के सभी मिशन शहरों अधिमानत: 2001 की जनगणना के अनुसार 3 लाख से अधिक आबादी वाले  शहरों और अन्य छोटे शहरों को शामिल करना अपेक्षित है।
***
